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श्री रामविलास पासवानः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या श्रीलंका में रह रहे तमिल मूल के निवासियों की हालत चिंताजनक है;

(ख) 
क्या यह सच है कि श्रीलंका में बसे एक लाख चालीस हजार से अधिक तमिलों की हत्या अभी तक हो चुकी है;
(ग) 
क्या 2009 में चार दिनों के अंदर 40 हजार से अधिक तमिल लोग मारे गये; 

(घ) 
क्या श्रीलंका में तमिल नरसंहार को लेकर भारत खासकर तमिलनाडु में काफी आक्रोश है;
(ड.)
यदि हां, तो क्या सरकार ने श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा और राजनीतिक समाधान हेतु श्रीलंका सरकार के साथ बात की है; और
(च)
यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री ई. अहमद)
(क) से (च) श्रीलंका में संघर्ष समाप्ति के बाद से ही भारत सरकार का ध्यान श्रीलंका के तमिल नागरिकों के कल्याण एवं बेहतरी पर केन्द्रित रहा है। उनका पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन सर्वोच्च तथा अति तत्काल प्राथमिकता रही है। सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए आवास, सुंरग हटाना, शिक्षा, सम्पर्क, आजीविका बहाली, आर्थिक पुनद्वार इत्यादि के क्षेत्र में व्यापक परियोजनाए लागू की है तथा लागू करना जारी रखेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि पुनर्निर्माण तथा अन्य मुद्दों पर श्रीलंका सरकार के साथ हमारे आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होती जा रही है। श्रीलंकाई तमिल के प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया है कि सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता से इस क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ हुआ है।

सरकार ने श्रीलंका में संघर्ष की समाप्ति से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को नोट किया है, जिनमें श्रीलंका के दायित्व के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट तथा श्रीलंका सरकार द्वारा स्थापित सबक की सीख एवं सुलह आयोग की रिपोर्ट शामिल है। सरकार ने एलएलआरसी की सिफारिशों को संकेन्द्रित एवं समयबद्ध तरीके से लागू करने का आह्वान किया है ताकि श्रीलंका में स्थायी शान्ति एवं वास्तविक राष्ट्रीय सुलह स्थापित की जा सके। सरकार श्रीलंका में तमिलों के सामने आने वाले मुद्दों का राजनैतिक समाधान करने के लिए नियमित रूप से श्रीलंका सरकार के साथ वार्ता करती रही है, ताकि इसके माध्यम से तमिलों को एकीकृत श्रीलंका के नागरिकों के रूप में समानता एवं गरिमा का आश्वासन दिया जा सके।  
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